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 श्री  रामजीलाल  सुमन  (फिरोजाबाद):  अध्यक्ष  महोदय,  सदस्यों
 की  राय  जानने  के  बाद  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  अपना  वक्तव्य  देते
 तो  वह  ज्यादा  सार्थक  होता  ...  व्यवधान)

 (  अनुवाद)

 अध्यक्ष  महोदय:  यह  बहुत  ही  दुर्भाग्य  की  बात  है।  मैं  सिर्फ
 इतना  कह  सकता  हूं  कि  यह  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  है।  आप  संसद
 के  अंदर  और  बाहर  अपनी  टिप्पणियां  दे  सकते  ।  लेकिन,  अब
 कृपया  माननीय  प्रधान  मंत्री  द्वारा  दिये  जाने  वाले  वक्तव्य  को  सुनिये
 और  उन्हें  ऐसा  सम्मान  दीजिए  जिससे  कि  वे  हकदार  हैं।

 अपराहन  3.09  जे

 प्रधान  मंत्री  द्वारा  वक्तव्य

 ईरान  के  परमाणु  कार्यक्रम  के  मुद्दे  पर  आईएईए  में  भारत
 द्वारा  किये  गये  मतदान  के  बारे  में

 (अनुवाद,

 *प्रधान  मंत्री  (  ड.  मनमोहन  सिंह):  अध्यक्ष  महोदय  और
 माननीय  सदस्य  गण,  5  फरवरी  2006  को  वियना  में  अंतरराष्ट्रीय
 परमाणु  ऊर्जा  एजेंसी  के  शासी  बोर्ड  की  बैठक  में  ईरान  परमाणु  मुद्दे
 पर  भारत  के  मत  के  बारे  में  व्यक्त  की  गई  चिंताओं  को  देखते
 हुए,  मैं  सम्मानित  सदन  को  इस  मामले  के  तथ्यों  के  बारे  में
 जानकारी  देने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं।

 सबसे  पहले,  मैं  दृढ़तापूर्वक  यह  कहना  चाहूंगा  कि  अंतरराष्ट्रीय
 परमाणु  ऊर्जा  एजेंसी  के  प्रस्ताव  पर  भारत  के  मत  से  ईरान  के  साथ
 हमारे  परम्परागत  घनिष्ठ  और  मैत्रीपूर्ण  संबंधों  में  किसी  भी  तरह
 कमी  नहीं  आएगी।  वस्तुत:  भारत  और  ईरान  के  नीर  संबंध,
 जैसाकि  हमने  बार-बार  जोर  दिया  है,  सदियों  पुराने  हैं।  हम  ईरान
 के  साथ  परस्पर  हित  के  लिए  अपने  बहुआयामी  संबंधों  को  और
 मजबूत  बनाकर  उनका  विस्तार  करना  चाहते  हैं।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  ईरान  के  साथ  भारत  के  संबंधों
 का  महत्व  केवल  किसी  एक  मुद्दे  या  पहलू  तक  ही  सीमित  नहीं
 है,  बल्कि  यह  संबंध  द्विपक्षीय  और  बहुपक्षीय  सहयोग  के  व्यापक
 विस्तार  के  लिए  भी  महत्वपूर्ण  -  हम  क्षेत्रीय  मुद्दों  पर  भी  सहयोग
 करते  रहे  है।  हम  इस  संबंध  को  काफी  महत्व  देते  हैं  तथा  अपने
 द्विपक्षीय  संबंधों  को  और  आगे  ले  जाने  के  लिए  बहुत  कुछ  करना
 चाहते  हैं।  मैं  इस  संदर्भ  में  यह  बात  दोहराना  चाहूंगा  कि  हम
 प्रस्तावित  ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस  पाइपलाइन  के  लिए  प्रतिबद्ध
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 है।  इस  परियोजना  के  आर्थिक  पहलू  की  इस  समय  अंतरराष्ट्रीय
 ख्यातिप्राप्त  परामर्शदाताओं  द्वारा  व्यावसायिक  जांच  की  जा  रही  है।
 पाइपलाइन  परियोजना  को  आगे  बढ़ाने  की  दिशा  में  यह  एक  जरूरी
 कदम  -

 ईरान  के  परमाणु  कार्यक्रम  के  विशिष्ट  मुद्दे  पर  मैं  उस  बात
 को  दोहराना  चाहूंगा  जो  मैंने  कई  मौकों  पर  सार्वजनिक  रूप  से
 कही  ।  परमाणु  अप्रसार  संधि  के  एक  हस्ताक्षर कर्ता  के  रूप  में
 ईरान

 इन  अधिकारों  और  दायित्वों  को  2003  के  बाद  के  घटनाक्रम
 के  संदर्भ  में  भी  देखना  होगा  जब  अंतर्राष्ट्रीय  परमाणु  ऊर्जा  एजेंसी
 ने  ईरान  के  परमाणु  कार्यकलापों  से  उत्पन्न  अनेक  प्रश्नों  का  जवाब
 मांगना  शुरू  किया  था,  जिनमें  से  कुछ  को  पिछले  वर्षों  में  अंतरराष्ट्रीय
 परमाणु  ऊर्जा  एजेंसी  को  बताया  नहीं  गया।  बाद  में,  इन  मांगों  के
 संदर्भ  में  ईरान  ने  इनमें  से  कुछ  कार्यकलापों  की  जांच  में  अंतरराष्ट्रीय
 परमाणु  ऊर्जा  एजेंसी  को  सहयोग  दिया  था।

 नवम्बर,  2004  में  ईरान  यूरोपीय  सक-3  (फ्रांस,  जर्मनी  और
 ब्रिटेन)  के  साथ  इस  बात  पर  सहमत  हुआ  था  कि  जब  तक
 अंतरराष्ट्रीय  परमाणु  ऊर्जा  एजेंसी  द्वारा  उसके  पिछले  परमाणु
 कार्यकलापों  से  संबंधित  प्रश्नों  का  समाधान  नहीं  कर  लिया  जाता
 तब  तक  वह  परमाणु  संवर्धन  और  पुनः प्रसंस्करण  के  अपने  सभी
 कार्यकलापों  को  स्वेच्छा  से  स्थगित  कर  देगा।  किन्तु,  पिछले  वर्ष
 अगस्त  से  ईरान  ने  यूरेनियम  हेक्साफ्लूराइड  का  नए  सिरे  से  उत्पादन
 किया  है  और  उसके  बाद,  यूरेनियम  संवर्धन  का  काम  फिर  से  शुरू
 कर  दिया है।

 अंतरराष्ट्रीय  परमाणु  ऊर्जा  एजेंसी  के  महानिदेशक  की  उत्तरोत्तर
 रिपोर्टो  में  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  यद्यपि  ईरान  के  सहयोग
 से  अनेक  प्रश्नों  पर  स्पष्टीकरण  मिल  गया  है  पिर  भी,  महत्वपूर्ण
 मुद्दों  से  जुड़े  कई  प्रश्नों  का  अभी  समाधान  नहीं  हो  पाया  है।  इनमें
 तीसरे  देशों  से  आयातित  सेन्ट्रीफ्यूजेज  का  इस्तेमाल  और  मैटेलिक
 हैमिस्फियर्स  के  निर्माण  से  संबंधित  डिजाइन  शामिल  हैं।  माननीय
 सदस्यगण  इस  बात  से  अवगत  है  कि  संवेदनशील  प्रौद्योगिकियों  के
 इस  प्रकार  के  गुप्त  प्रसार  का  स्रोत  हमारे  अपने  पड़ोस  में  ही  है
 जिसका  ब्यौरा  अंतरराष्ट्रीय  परमाणु  ऊर्जा  एजेंसी  की  उत्तरोत्तर  रिपोर्टो
 के  सामने  आया  है।  महोदय,  मुझे  विश्वास  है  कि  यह  सम्मानित
 सदन  इस  बात  से  सहमत  होगा  कि  भारत  ऐसे  प्रसार  कार्यकलापों
 के  सुरक्षा  पहलुओं  की  अनदेखी  नहीं  कर  सकता।
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 [  डा.  मनमोहन  सिंह]
 ईरान  के  अधिकारों  और  दायित्वों  को  बनाए  रखने  के  उद्देश्यों

 और  हमारे  विस्तारित  पड़ोस  में  परमाणु  प्रसार  कार्यकलापों  से
 उत्पन्न  हमारी  सुरक्षा  चिन्ताओं  को  ध्यान  में  रखकर  हमने  अपना
 रुख  बनाया  है।  इसलिए,  हमारा  दृष्टिकोण  निरन्तर  इस  पक्ष  में  रहा
 है  कि  एक  ऐसा  समाधान  ढूंढ़ने  के  सभी  प्रयासों  को  बढ़ावा  दिया
 जाए  जो  स्वीकार्य  आपसी  समझौते  पर  आधारित  हो  और  जिसमें
 ईरान  के  हितों  तथा  अन्तरराष्ट्रीय  समुदाय  की  चिन्ताओं  पर  ध्यान
 दिया  जाए।  हमने  इस  दिशा  में  अंतरराष्ट्रीय  परमाणु  ऊर्जा  एजेंसी  में
 आम  सहमति  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  लगातार  कार्य  किया  है।
 सितम्बर,  2005  में  तथा  इस  महीने  के  शुरू  में  अंतरराष्ट्रीय  परमाणु
 ऊर्जा  एजेंसी  के  बोर्ड  ऑफ  गवर्नर्स  की  बैठकों  में  हमारे  रुख  के
 पीछे  यही  तर्क  रहा  है।

 महोदय,  मैं  माननीय  सदस्यों  को  याद  दिलाना  चाहूंगा  कि
 केवल  इन  दो  अवसरों  पर  ही  प्रस्ताव  पर  आम  सहमति  नहीं  बनी
 और  वोट  जरूरी  हो  गया  है।  इसके  बावजूद,  अभी  इस  महीने  हुए
 मतदान  के  प्रस्ताव  को  न  केवल  रूस  और  चीन  सहित  सभी  पी-

 5  देशों  का  समर्थन  हासिल  हुआ  बल्कि  अर्जेन्टीना,  ब्राजील,  मिश्र,
 घाना,  सिंगापुर,  यमन  और  श्रीलंका  जैसे  महत्वपूर्ण  गुट-निरपेक्ष  और
 विकसित  देशों  का  भी  समर्थन  प्राप्त  हुआ।

 पिछले  वर्ष  सितम्बर  में  और  इस  माह  के  शूरू  में  पारित
 प्रस्तावों  में  इस  जरूरत  पर  बल  दिया  गया  कि  कूटनीतिक  प्रयासों
 को  जारी  रखने  के  लिए  समय  दिया  ज्ा८  5  फरवरी  के  हाल  के
 प्रस्ताव  में  अंतरराष्ट्रीय  परमाणु  ऊर्जा  एजेंसी  के  महानिदेशक  से  कहा
 गया  कि  वे  ईरान  के  साथ  बातचीत  की  स्थिति  तथा  इन  प्रश्नों  के
 समाधान  के  लिए  ईरान  द्वारा  उठाये  जाने  वाले  कदमों  के  बारे  में
 संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  को  अवगत  करायें।  इसमें  कूटनीतिक
 प्रयासों  को  जारी  रखने  का  आहवान  किया  गया  है  जिसमें  रूस  द्वारा
 दिये  गये  विकल्प  पर  विचार  करना  भी  शामिल  है  जिसका  हमने
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 मुद्दे,  जो  एक  प्रभुसत्ता-सम्पनन  राष्ट्र  और  स्वाभिमानी  जनता  के
 अधिकारों  और  अन्तरराष्ट्रीय  दायित्वों  से  संबधित  है,  का  शान्तिपूर्वक,
 तार्किक  कूटनीति  और  सभी  पक्षों  की  सहमति  से  समाधान  निकाला
 जा  सकता  है  ताकि  टकराव  की  स्थिति  से  बचा  जा  सके  और
 स्वीकार्य  समझौते  के  आधार  पर  समस्या  का  हल  ढूंढ़ा  जा  सके।
 इसलिए  हम  इस  मुद्दे  पर  बढ़ते  जा  रहे  विवाद  तथा  तनाव  और
 टकराव  की  संभावना  से  काफी  चिन्तित  हैं।  यह  हमारे  लिये  चिन्ता
 का  विषय  है  क्योंकि  इस  क्षेत्र  में-जहां  हमारे  महत्वपूर्ण  राजनीतिक,
 आर्थिक  और  सुरक्षा  हित  जुड़े  हुए  हैं-तनाव  के  कारण  हम  सीधे
 तौर  पर  प्रभावित  होंगे।  इस  क्षेत्र  में  3.5  मिलियन  भारतीय  नागरिक
 हैं  जिनका  कल्याण  हमारी  सरकार  के  लिए  एक  गंभीर  चिन्ता  का
 विषय  है।

 इसलिए  हम  सभी  संबंधितों  से  संयम  बरतने,  लचीलापन  दिखाने
 और  वार्ताएं  जारी  रखने  का  आग्रह  करते  हैं  ताकि  इस  समस्या  का
 शांतिपूर्ण  हल  निकाला  जा  सके।  जैसाकि  मैंने  कहा  है,  अन्तरराष्ट्रीय
 परमाणु  ऊर्जा  एजेंसी  बोर्ड  की  अगली  मीटिंग  इस  वर्ष  मार्च  महीने

 होगी  जिसमें  अन्तरराष्ट्रीय  परमाणु  ऊर्जा  एजेंसी  के  महानिदेशक
 पूर्ण  और  नियमित  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  जाएगी।  हम  आने

 में  इसमें  शामिल  सभी  प्रमुख  देशों  के  साथ बंध
 बनाते  हुए  इस  बारे  में  कूटनीतिक  प्रयासों  का
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 समग्र  संदर्भ  जिस  पर  मैंने  विस्तार  से  प्रकाश  काला  है,  के  बारे


